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 [ली  हुकम  चन्द  कछवाय]
 है  परन्तु  बड़ी  संख्या  इनकी  इस  देश  मे  है
 मैं  तो  आशा  करता  था  इस  बाते
 पर  आप  एक  अच्छा  आश्वासन  देंगे  धौर  जो
 दाग  आपके  समाजवाद  पर  लगा  है,  एक  काली  लकीर
 जो  कैजुअल  लेबर  को  बनी  हुई  है
 उसको  आप  मिटायेगा,  ऐसी  मेरी  भावना  थी  पर

 मुझे  लगता  है  कि  झप  डगमगा  रहे  है।  भाप  स्वयं
 इस  प्रकार  का  कोई  बिल  सदन
 में  लाये  तो  मैं  उसका  स्वागत  करूगा,  उसको
 सपोर्ट  करूगा  लेकिन  मेरे  बिल  को  यह  कहकर
 टालना  कि  चूकि  मैं  उसको  लाया  हैं  इसलिए
 पास  नहीं  होगा  1

 क्रो  मुहम्मद  शवों  कु रेशों  :  मैं  ने  यह  नहीं  कहा
 है  कि  शप  लाये  है  इसलिए  पास  नहीं  होगा।
 मैं  आपको  इज्जत  करता  हूं  कि  छापने  पार्टी  के

 बाहर  निकलकर  भी  एक  अच्छा  बिल  पेश  किया

 है
 wt  हुकम  बन्द  कछवाय  मैंने  पार्टी  के  बाहर

 निकलकर  यह  बिल  पेश  सही  किया  है  बल्कि
 पार्टी  के  अन्दर  ही  किया  हैं।  मैं  केवल  माध्यम

 हु।
 सभापति  महिला

 पार्टी  से  ऊपर  y

 sit  भास्कर  फी  करो  :  मैंने  कहा  प्राय
 पार्टी  से  ऊपर  उठे  हैं  ।

 पार्टी  से  बाहर  यातो

 श्री  हुकम  नब  कछवाय :.  यह  बिल  पार्टी  के
 माध्यम  से  ही  लाया  गया  है।  पार्टी  ने  मेरे  द्वारा
 रखवाया  है  1  इसलिए  यह  कहना  कि  पार्टी  से
 ऊपर  होकर  यह  बिल  आया  है,  यह  बात  गलत
 है 1

 सभापति  महोदय,  मैं.  आशा  करता  था
 कि  मंत्री  जी  मेरे  बिल  को  स्वीकार  करेंगे  1:
 मैं  चाता  था  कि  उन  लोगों  को  विस्तार  से

 कुक  सहूलियतें  मिलेगी  i  उनको  प्राविडेंट  फंड  की
 कोई  सहूलियत  नहीं  है  t  मैंने  एक  बात  कौर
 कही  थी  कि  बौजुन्ल  लेबर  जो  हैं  वह  कुछ  al
 सीमा  तक  जाते  जाते  रक्त  हैं  गाड़ी  पर  या
 जो  मैन  हैं  उनको  जमीन  दी  जाये  ।  आपके
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 पास  बहुत  सी  जमीन  रेल  की  पटरी  के  पा सप्त  पड़ी
 हुई  है  जिसका  कोई  उपयोग  नहीं  है  राज  देश
 में  जो  खाने  पीने  की  समस्या  है  उसको  देखते

 हुए  यदि  बह  जमीन  उनको  दी  जाये  तो  बहु
 धरती  माता  से  अन्न  पैदा  करके  झपना  और
 आपका  भी  पेट  भर  सकते  हैं  i  जमीन  का  यह
 मामला  अनेको  वर्षों  से  इस  सदन  में  उठ  रहा  है
 लेकिन  कोई  ठोस  कदम  नहीं  उठाया  जा  रहा  है।
 मैं  आपसे  प्रार्थना  करूगा  कि  भविष्य  में  भ्र धिक
 से  भ्र धिक  कमीन  जो  रेलवे  लाइन  के  पास  पास
 पड़ी  हुई  है  उसको  खेती  के  लिए  दे  तो  बहुत
 अच्छा  है।  छापने  जो  आाए्बासन  दिया  है  उसके
 लिए  मैं  आपका  प्रभारी  हू  लेकिन  मैं  तो  चाहता
 कि  बाप  मेरे  बिल  को  पास  कर  से  ।

 सभापति  महोदय  मंत्री  जी  ने  जो  .झरा श्वा सन
 दिया  है  उसके  बाद  क्या  श्राप  इसका  विंदास
 करेंगे  ?

 श्री  हुकम  शद  कछवाय  :  वायस  वोटिंग  हो  t

 प्रो०  मधु  दंडवते  यह  विधेयक  सामना  करने
 के  बजाये  अगर  मची  जी  यह  कहे  तो  ज़्यादा
 बरच्छा  होगा.  to  elicit  public  opinion  we

 are  prepared  to  have  it  circulated.

 SHRI  MOHD  SHAFT  QURESHI.  I
 am  not  agreeable  to  it

 MR  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  the  BiH  to  provide  for  —  the
 abolition  of  the  practice  of  employing
 casual  labour  in  the  Railways  be  taken
 into:  consideration  a

 The  motion  was  segatived

 वर,  CHAIRMAN  :  We  shall  now  take
 up  the  next  Bill,  the  Delimitation  (Amend-
 ment)  Bill  of  Shri  Madhu  Limaye.

 7.05  hes.
 DFLIMITATION  (AMENDMENT)  BILL

 [INSERTION  OF  NEW  SECTION  9A]
 ft  ु  सिसके  (बांका)  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हू  कि  सम्मान  अधिनियम,  उभय  में  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  !
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 सभापति  महोदय,  यह  विधेयक  में  सदन  के
 सामने  क्यों  रख  रहा  हूं  उसके  कारण  मैं  मुख्य-
 सिर  में  बताना  चाहता  हूं  ।  चुनाव  के  बारे  में

 हमारा  जो  संविधान  है  उसके  भया  प्राविधान
 हैं  इसको  पहुले  हम  लोगो  को  समझ  लेना  चाहिए।
 इसलिए  में  भ्रामक  तवज्जह  दफा  326  की  झोर
 दिलाता  चाहता  है  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 “The  elections  to  the  House  of  the
 People  and  to  the  Legistative  Assembly
 of  every  Stute  shall  be  on  the  basis  of
 adult  suffrage;  that  is  to  say,  every
 person  who  is  a  citizen  of  India  and
 who  is  not  less  than  twenty-one  years
 of  age  on  such  date  as  may  be  fixed  in
 that  behalf  by  or  under  any  law  made
 by  the  appropiate  Legislature  on  the
 ground  of  non-residence,  unsoundness
 of  mind,  crime  or  corrupt  or  legal
 practice  shall  be  entitled  to  be  register-
 ed  as  +  voter  at  any  such  election.”

 47.06  hrs.

 [Steger  JAGANNATHRAO  JosHt  at  the  Chatry

 तो  इस  प्राविधान  के  द्वारा  हमारा  जो  बॉलिंग
 मताधिकार  का  हक  हैं  बह  हम  लोगों  को  दिया
 गया  है  लेकिन  मेरे  जैसे  लोग!  की  हमेशा  यह  राय
 रही  है  कि  हम  साल  के  बाद  हर  खपत  को
 बालिग  समझ  लेना  चाहिए  ।  मगर  कहि  साल  के
 व्यक्तियों  के  खिलाफ  मुकदमे  चल  सकते  हैं,
 शादी-ध्यान  करने  की  छुट  उनको  मिल  सकती  है  तो
 क्या  बजह  है  कि  जब  अमरीका,  पश्चिम  जर्मनी,
 इग्लैंड  शादी  देशी  मे  भी  जहा  बुनियादी  परिवर्तन
 की  गुंजाइश  भर  जरूरत  कम  है  बनिस्बत  हमारे
 देश  के,  हमारे  देश  में  इन  नौजवानों  को  हम
 बोट  का  प्राधिकार  नहीं  दे  रहे  है  ”  लेकिन  इस
 विधेयक  का  वह  विषय  नहीं  है  1

 साथ  साथ  आप  संविधान  को  धारा  gi  देखें।
 हवा  धारा  में  यह  कहा  गया  है  :

 “(a)  there  shall  be  allotted  to  each
 State  a  number  of  seats  in  the  House
 of  the  People  in  such  manner  that  the
 ratio  between  that  number  and  the
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 population  of  the  State  is,  so  far  as
 practicuble,  the  same  for  all  States;  and

 (0)  each  State  shall  be  divided  into
 territorial  constituencies  in  such  manner
 that  the  ratio  between  the  population
 of  each  constituency  and  the  number
 of  seats  allotted  to  it  is,  so  far  as  the
 same  throughout  the  State.”

 इसी  तरह  से  दफा  170(2)  है  जिसमे
 असेम्बली  के  चुनावों  का  प्राविधान  रखा  गयां  है,
 बढ़  भी  मैं  आपके  सामने  रखना  चाहता  है  ।
 इसमे  यह  कहां  गया  है

 “For  the  purposes  of  clause  ().  each
 State  shall  be  divided  into  _  territonal
 constituencies  in  such  manner  that  the
 ratio  between  the  population  of  each
 constituency  and  the  number  of  seats
 allotted  to  shall,  so  far  as  practicable,
 be  the  same  throughout  the  State.”

 इसका  मतलब  है  कि  संविधान  की  यह
 इच्छा  था  ि  बॉलिंग  मताधिकार  रहे।  संविधान
 को  यह  भी  नशा  श्री  वि  जो  प्रादेशिक  चुनाव
 क्षेत्र  बताय  जायेगे--बाहे  लोकसभा  के  लिए  या
 विधान  सभा  के  लिए,  वह  इस  तरह  बनाये  जाये
 कि  एक  एक  क्षेत्र  की  जो  झ्राबादी  या  जनसख्या  है
 बह  जहा  तबा  सम्भव  हो  सके,  ज्ञ  फार  एक
 प्रैक्टकेब्िल,  एक  जैसा  हा।  ता  समानता  था
 सिद्धान्त  एस  प्राविधान  के  जरिए  रखा  गया  है

 चुनाव  क्षेत्रों  के  गीत  के  बारे  में।

 इसके  अलावा  संविधान  का  हवा  अनुच्छेद
 क्या  कहता  है:

 “The  State  shall  not  deny  to  any  per-
 son  equahty  before  the  law  0  the  equal
 protection  of  the  laws  within  the  terri-
 tors  of  India.”

 तो  यह  तीन  घबराये  मैं  नें झाप  के  सामने  रखी
 जिन  का  स्पष्ट  मतलब  होता  हैं  कि  जा  चुनाव
 क्त्र  का  गठन  करना  चाहिये  संविधान  के  तहत
 उस  में  किसी  तरह  का  विषम  व्यवहार  किसी
 क्षेत्र  के  साथ  नहीं  करता  चाहिये।  कौर  हर  क्षेत्र
 की  जनसंख्या  दूसरे  क्षेत्र  की जनसख्या  के  बराबर  होती
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 [  श्री  मधु  लिमये  ]
 चाहिये।  लेकिल  इस  मे  मान्यवर,  एक  दिक्कत  है।  अगर
 सिर्फ  यह  फोन  प्राविधान  होते  तो  झपने  बुनियादी
 भ्र धि कारों  को  मनमाने  के  लिये  किसी  भी  चुनाव
 क्षेत्र  के  उम्मीदवार  ही  या  मतदाता  हो,  वह  उच्च
 न्यायालय  कौर  सर्वोदय  न्यायालय  के  सामने  जा
 कर  अगर  सरकार  के  द्वारा  या  पालियामेट  के
 द्वारा  चुनाव  क्षेत्रों  के  गठन  के  बारे  मे  विषम

 व्यवहार  होता,  डी-लिमिटेशन  कमीशन  के  द्वारा  या
 समितियों  के  द्वारा  विषम  व्यवहार  हाता,  ता  बह
 अदालतों  के  सामने  जा  कर  इस  विषम  व्यवहार
 के  खिलाफ  फैसला  ले  सकते  थे।  लेकिन  संविधान  में
 एक  दूसरा  प्राविधान  है  जिस  के  तहत  इस  के  ऊपर
 राक  लगायी  गई  है  कि  चुनाव  क्षेत्रों  के  गठन  के
 बारे  मे  जा  मामले  हैं  वह  लोग  अ्रदालतो  से  न
 ले  जाया  करे।  यह  प्राविधान  329  धारा  है  जा
 इस  प्रकार  है

 ‘Notwithstanding  anything  in  this  Con-
 stuitution—

 ta)  the  vahdity  of  any  law  relating
 to  the  dehmitation  of  constituencies  or
 the  allotment  of  seats  to  such  consti
 tuencies,  made  or  purporting  to  be  made
 under  urticle  327  or  article  328,  shall
 not  be  called  in  question  in  any  court,”

 at  यह  पाबन्दी  लगा  दी  गई  है।  तो  शब

 हम  लोग  क्या  करे?  मगर  चुनाव  झ्ायाग  या

 आना  क्षेत्रो  का  गठन  करने  वाली  जा  समिति  है
 या  कानून  बयान  वाली  संसद  है,  विधान  की
 तीन  स्पष्ट  धारा ये  होते  हुए  भी  उन  का  उल्लंघन
 करने  का  काम  करती  है  तो  चारा  क्या  रह  जाता
 है  सिवाय  उस  के  कि  मेरे  जैसा  भ्रादमी  जाये  और  यह  जा
 कानन  है  जिन  के  तहत  चुनाव  क्षेत्री  का गठन  होता  है  उस
 में  आ्रावश्यक  परिवर्तन  इस  ढंग  से  करे  जिस  से
 संविधान  की  तीन  धारा धो  मे,  जो  प्रभी  मैं

 उद्धृत  की,  मेल  और  समन्वय  कायम  किया  जा  सबे ।
 राज  यह  समन्वय  नहीं  है।  कौर  मेरा  यह  भा रोष

 है  इस  संसद  के  ऊपर  भी,  डीलिमिटेशन  कमीशन
 के  ऊपर  भी  आरोप  है  कि  संविधान  की  तीस
 स्पष्ट  धारियों  का  उल्म धम  करते  हुए  चुनाव  क्षेत्रों
 के  गठन  में  बुत  ही  पक्षपात  शौर  विषम  व्यवहार
 किया  जा  रहा  है।

 भी  कभी  जो  मेरा  बिल  है  उस  के  सम्बन्ध
 में  पार्लियामेट  का  जो  'रास्ते  सेक्शन  है  दत्त  लोगो
 ने  भ्रांकड़े  निकाल  कर  दिये  हैं,  जैसे  बिहार  में
 नालन्दा  का  सोक  सभा  क्षेत्र  है  उस  में  5  लाख
 94  हजार  698  मतदाता  हैँ  कौर  जमशेदपुर  मे  4
 लाख  42  हजार  635।  बम्बई  के  उत्तर  पूर्वी  केश
 में  6  लाख  44  हजार  638  मतदाता  हैं,  कौर  राजा-
 पुर  में  )  लाख  ५७  हजार  पौर  0३  मतदाता  है।

 “The  largest  constituency  in  Orissa,
 Kendrapira,  has  $61,875,  voters  and  the
 smallest,  Kalahandi,  has  only  4,15,600
 voters  ce

 art  इस  में  मैने  वहा  है  कि  पश्चिम  बसाके
 कलीसा  उत्तरी-पश्चिम  जो  क्षेत्र  है  इस  मे  5  लाख
 १1.  हजार  674  मतदाता  है,  शौर  जा  सबसे  छोटा

 क्षेत्र  दॉजिलगि  है  उस  में  केजल  4  लाख  22  हजार
 692  मतदाता  है।

 विधान  सभा  के  बारे  में  भी  इसी  तरह  का
 फक  आप  पायेंगे  बल्कि  इस  से  भी  ज्यादा  है।
 मद्रास  में  सब  से  बड़ा  क्षेत्र  है  सैदा पट  उस  में  !
 लाख  2)  हजार  ५79५  मतदाता  हैं  प्लोर  जो  सबसे
 छोटा  है  गुदलपुर  उस  में  टेबल  69,455  मतदाता
 हैं।  महाराष्ट्र  मे  सब  से  बड़ी  कास्टीट्यूऐसी  है  मलने
 उस  में  |  लाख  27  हजार  कम  मतदाता  हैं  और
 जो  सब  से  छोटी  है  श्रौरगाबाद  पब  उस  में  37,095
 मतदाता  है।  इसलिये  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  लॉक
 सख्या  जहा  तक  सम्भव  हो  सर्व  बराबर  हानी
 चाहिये,  कौर  मैं  मान  कर  चलता  /ह  कि  मतदाता  कौर
 लोक  संख्या  का  अनुपात  तकरीबन  एक  जैसा  ही
 होगा,  क्योंकि  किसी  एक  क्षेत्र  से  पागल  लॉग  और
 दे  लोग  ज्यादा  होंगे,  ऐसा  मानने  को  जरूरत  नहीं
 है।  इस  लिये  मैं  कह  रहा  हू  कि  यह  विधेयक
 मेंने  चौथी  जोक  सभा  में  भी  पेश  किया  था,  लेकिन
 लगता  है  कि  डीलिमिटेशन  कमेटी  के  ऊपर  इसका
 कोई  अमर  नहीं  हो  रहा  है।  इसलिये  मैंने  जागना
 चाहा  उत्तर  प्रदेश  का  जो  ताजा  चुनाव  क्षेत्रों  का
 गठन  हुमा  है  उस  के  बारे  में  भी  श्राप  को  जान-
 कारी  मैं  दूं  जो  इस  प्रकार  है।  सब  से  बड़ा  जो
 लोक  अख् या  की  दृष्टि  से  क्षेत्र  है  बह  दो भावा  बलिया
 का  क्षेत्र  है  उस  में  |  लाख  44  हजार  ३29
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 मतदाता  हैं  प्रौढ़  सब  से  छोटा  है  काशीपुर,  नैनीताल
 का  है  जिले  में  97  हजार  40  मतदाता  हैं।  बसों

 तरह  बीरपुर,  प्रतापगढ़  का  क्षेत्र  है  यह  बड़ा  क्षेत्र  है
 इस  में  1  लाख  41.  हजार  284  मतदाता  हैं,  कौर
 आगरा  पश्चिम  में  97,752  मतदाता  हैं।  मिर्जापुर
 को  ले  लीजिये  मतवाताप्रों  की  सख्या  !  लाख  3०

 हजार  425  है  कौर  वाराणसी  कैट  क्षेत्र  मे  98,131
 मतदाता  है  ।  इसी  तरह  से  सैयद पुर,  वाराणसी  जिले

 में  खोजिये  वहाँ  मतदाताओं  की  पया  |  लाख  302
 हजा हू  961  हूँ  भौर  काठ  जिला  मुरादाबाद  मे  जा
 क्षेत्र  ह ैउस  में  99  हजार  996  मतदाता  है  t  तो  दोहराया,
 बलिया  और  काशीपुर,  नैनीताल  का  जो  क्षेत्र  है,
 इन  में  मतदाताओं  का  प्रमाण  क्या  है  हस  बारे  में
 प्रोफेसर  साहब  में  हमारी  मदद  की  है।  जहां  ।  को
 मान  लीजिये  poo  यामी  जो  छोटा  है  वहू  poe  कौर
 जो  बढ़ा  है  वह  348  8  है।  इतना  फर्क  है,  बढ
 गुने  का।  सो  जया  संविधान  की  जा  धारा  है  ि  लॉक
 संख्या  बराबर  हो  क्या  इसका  प्रा  ने  पालन  किया  है
 जब  डेढ़  गुने  का  फर्क  है?  मैं  जानना  चाहता  हू  कि
 जब  प्रमेम्बनी  और  लोक  सभा  के  बारे  में  प्राय  यह
 करेंगे  तो  स्थुनिसिपैलटिज  और  मिला  पंचायत  के

 चुनाव  यर  इस  का  क्‍या  बरसर  होगा  ?  मैं  आपको
 जानकारी  के  लिये  कहना  चाहता  हू  कि  इस  पर
 हमे  आ्राम्दोलस  करना  पड़ा,  967  में  जो  चुनाव
 हुआ  था  उस  में  जो  बम्बई  में  महानगरपालिका  के  जो
 क्षेत्र  थे,  श्राप  को  ताज्जुब  होगा  वि  जो  कुलाबा  का
 क्षेत्र  था  उम  में  7,000  मतदाता  थे  कौर  गारे  याद
 प्रौढ़  माला  का  जो  चुनाव  क्षेत्र  था,  जहा  से
 आती  मशाल  गोरे  जीती  हैं,  उस  की  मतदाता  साया
 मेरा  ख्याल  है  45,000  से  ज्यादा  थी  ।  जब  भाप  गलत
 नजरें  पेश  करेंगे  तो  राज्य  की  जो  विधान  सभा यें  है  या
 जो  स्पुनिशिपर्विटी  के  भ्रमणकारी  हैं.  आप  के  गलत  कामों
 का  प्रनुकरण  करेगे।  तो  हम  ने  हस  का  विरोध  किया  था
 तब  जाकर  उप-मगरों  के  चुनाव  क्षेत्र  कौर  ओ  पुरानी
 बम्बई  हिप  के  चुनाव  क्षेत्र  हैं उन  के  विगत  चुनावों  में
 समानता  लाने  का  प्रयास  हुआ  है।

 मुझे  याद  हैं  i962  में  माननीय  कृष्णा  मेनन
 और  आचार्य  कृपा लानी  का  जिस  क्षेत्र  में  चुनाव
 हुआ  था  उस  में  मतदाताओं  की  संख्या  साढ़े  सात

 लाख  से  ज्यादा  थी।  इस  तरह  की  बाते  होती  है
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 wie  संविधान  में  चूकि  यह  प्रोविजन  है  कि  श्राप
 अदालत  में  नहीं  जा  सकते  हैं  उस  का  फ़ायदा  उठा
 कर  अगर  इस  तरह  से  आप  गलत  काम  करेंगे,  इस
 में  मैं  कोई  दल  का  सवाल  नहीं  ला  रहा  हूं,  हो  सकता
 है  कि  छोटे  चुनाव  क्षेत्रों  का  फायदा  श्राप  ने
 लिया  होगा,  यानी  सला धारी  दल  को  मिला  होगा,
 हो  सकता  है  कि  विरोधी  दल  वालो  ने  भी  लिया  हो,  लेकिन
 मेरा  मतलब  वह  नहीं  है  ।  मेरा  मतलब  सिर्फ  यह  हैं  कि
 संविधान  का  जो  समता  का  सिद्धान्त  है,  उस  के
 आधार  पर  चुनाव  क्षेत्रो  का  गठन  होना  चाहिये।

 शब  सवाल  केन्द्र-शासित  क्षेत्रों  का  रह  जाता  है  t
 एक  दफा  संख्या  बढ़ाने  के  आरे  में  विधेयक  आया
 था उम  समय  मैंने  तहसील  से  अपने  विचार
 व्यय  किये  थे।  मैंने  यह  बात  रखी  थी  कि  जहां
 ह.  लोक  सभा  का  सवाल  है,  हम  लोगा  को  छोटे
 और  बड़े  राज्यों  मे  बिल्कुल  फब  नहीं  करना  चाहिये
 लेकिन  चुकी  उसे  का  नुकसान  होता  है  इस  लिये  में
 ह: उ  इस  सिद्धान्त  को  मानता  था  कि  लोक  सभा  से
 छोटे  राज्यों  को  प्रतीक  प्रतिनिधित्व  मिले।  साथ
 साथ  जहा  तक  केन्द्र-शासित  इलाकों  का  सवाल  है,
 जहां  विधान  सभाये  नहीं  हैं,  उन  के  लिये  क्‍या  हो  ?
 इस  लिय  कैसे  उसे  के  बारे  में  जरा  प्रति  ढंग  से
 सोचा  है।  जो  गोज,  बाहिबेरी  गद्दारी  केद्र-शासित
 इलाके  है  उन  में  बारे  में  मैंने  कहा  है  कि  उनकी

 तुलना  लोक  सभा  के  क्षेत्रों  के  लिये  दूसरें  राज्या  से
 ने  कर  के  उस  के  अन् दरके  जितने  क्षेत्र  हैं  उन  से
 करना  चाहिये  शौर  दोनों  मे  एक  जैसा  सिद्धात
 रखना  चाहिये।  अगर  कम  से  कम  10g  का  चुनाव
 क्षेत्र  हो  ता  ता  भ्र धिक  से  अधिक  व10  का  हना
 चाहिये  और  वह  नियम  केन्द्र-शासित  इलाका  के
 लिये  प्रति  से  लागू  किया  जाना  चाहिये।

 थी  बोत  Wo  नायक  (किनारा)  वहा  पर  प्रीति-
 पल  आफ  बन  मैन,  वन  वाट  नहीं  भरा  सकता  है?

 श्री  मधु  जिसमे  मैं  इस  का  जवाब  दे  रहा  हू।
 इस  के  लिये  मैंने  चाहा  है  कि  जहा  तक  केन्द्र-शासित
 इलाकों  का  सवाल  है,  लोक  सभा  के  लिये  सिर्फ
 लोक  सभा  सख्या  का  आधार  हाना  चाहिये,  लेकिन
 जब  तक  केन्द्र-शासित  इलाकों  कौर  छोटे  राज्यों  को
 लोक  सभा  में  ग्रसित  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  जात
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 तब  लक  काम  नहीं  चलता  ।  इसलिये  मैंने  कहा  है
 कि  केन्द्र  शासित  इलाकों  के  लिये  लोक  सभा  के  लिये
 जो  न्यूनतम  मतदाताधों  का  आधार  होगा  बह  राज्यों
 के  बराबर  नहीं  होगा,  बल्कि  एक  ही  इलाके  मे
 जो  दो  चुनाव  क्षेत्र  हैं  उन  मे  समानता  के  प्राकार  पर
 हाना  चाहिए  ny  प्रखर  गावा  क्षेत्र  से  दो

 चुनाव  क्षेत्र  है  तो  दानो  मे  समानता  लाने  में  भाप
 को  कौन  सी  तकलीफ  है  ?  यही  मैने  झपने  विधेयक
 में  कहा  है।  आखिरकार  हमारे  बालिग  मताधिकार
 का  बाट  रखने  का  मतलब  ही  क्या  है”  एक  इंसान
 के  मत  का  जा  तस्य  है  चाह  बह  हरिजन  का  बोट
 हां,  चाहे  ठाकुर  ब्राह्मण  का  बाट  हा,  मद  का  बाट
 हा  या  औरत  का  वाट  हो  चाहे  वह  किसी  ौगाजिक
 इलके  का  बोट  हा  या  किसी  क्षेत्र  का  बाट  हा

 बह  समान  हाता  चाहिये  i

 बन  मैन  का  बाट,  रेस  में  लिये  बली-बरी
 लगाया  लगी  गई  ह#।  में  आप  के  सामने  हुमैर  का
 इतिहास  रखना  चाहता  7।  ग्रुप  का  पला  है  ि
 I832  में  जा  रिफात  ऐक्ट  धाया  उस  के  पहल

 इंग्लैंड  के  चुनाव  गवा  की  हालत  यह  थी  कि  मत
 दान  का  अधिकार  बहुल  सीमित  ता  था  ही  लेनी

 चुनाव  क्षेत्री  का  गठन  एसा  कया  गया  था  जिसमे
 भले  ही  सात  मतदाता  हो,  दा  मतदाता  हो,  एक  मतदाता
 हा,  उन  का  हाउस  आफ  कॉमन्स  में  झपना  प्रति-
 निधि  भेजने  का  अधिकार  था।  इस  का  राशन
 बानो स्की  प्रणाली  का  जाता  था।  जो  kas  का

 सुधार  हुआ,  उस  के  सुख्याति  लक्ष्य  थे।  एक  ता  यह
 था  कि  मतदान  के;  प्राधिकार  का  विस्तार  क्या  जाये,
 सटन  बोनो स्की  की  जा  प्रणाली  है  उस  को  खत्म
 किया  जाये  कौर  एक  समान  मतदाताओं  ी  संख्या
 के  जरा  कर  पर  हाउस  श्राफ  कॉमन्स  के  घुमाव  क्षेत्रों
 बा  गठन  किया  जाये।

 मैं  आप  को  खिदमत  में  यह  'रिपॉन्स  ऐक्ट
 लाया  ह्  उस  का  जो  प्रिए्म्बल  है  वह  बहुत  विचार
 करने  लायक  है।  जहां  तक  इन  समस्या प्र ों  पर
 विचार  करने  का  सवाल  है,  एक  श्री  वाजपेयी  का
 भ्म्ताव  पाया  यथा,  दूसरे  सवाल  उठाये  गये  थे  इस
 संदर्भ  में  यह  प्रिएम्बल  बहुत  ही  मौजू  चीज  है।
 इस  में  लिखा  है.

 “Whereas  it  is  expedient  to  take
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 Abuses  that  have  long  prevailed  in  the
 choice  of  Members  to  serve  in  the
 Commons  House  of  Parliament,  to  de-
 prive  many  inconsiderable  places  of  the
 Right  of  returning  Members,  to  grant
 such  Privilege  to  large,  populous,  and
 wealthy  Towns,  to  increase  the  Number
 of  Kaghts  of  the  Shite,  to  extend  the
 Electisxe  Franchise  wo  many  of  —  His
 Majesty's  Subjects  who  have  not  hereto-
 fore  enjoyed  the  same,  and  to  diminish
 the  fxpense  of  elections;  be  at,  there-
 tore,  enacted

 आज  की  स्थिति  में  इस  प्रिएस्बल  में  जा  विचार
 य्यत्त,  क्य  गये  है,  क्‍या  बढ़  हम  लोगा  के  लिय  भी
 सामने  लायक  नहीं  है  *  ग्राम  उन्होंने  क्या  कहा  है  +

 यह  कहने  हे

 too  deprive  many  —s  mconsiderable
 Plies  of  the  Right  of  —  returnigg
 Menrshers

 सात  मतदाता  पाच  मतदाता  शक  मतदाता  हाउस
 ह 1  कॉमन्स  में  एक  प्रतिनिधि  भेजा  हैं।  इस्लाह  से
 शौध गि  क्रान्ति  क  बाद  अह-बढ़े  शहर  बन  गये  |
 उस  का  हाउस  आफ  बादाम  में  प्रतिनिधित्व  था
 ही  नहीं  ।  इसलिये  यह  कानून  इंग्लैंड  में  पास  किया
 गया।  इस  से  इुग्नैड  में  शांतिपूर्ण  वग  से  एक  बहुत
 बहा  परिवेश  पाया।  इसौली  मैन  यह  प्रिएस्भल
 आप  के  सामने  रखा  है  ।

 प्रश्न  झाग  देखिये  कि  भ्रमरी का  में  क्‍या  बात  है।
 प्रमरीका  में  जा  सेनेट  हैं  उम  का  प्राकार  जा  है  वह
 राज्य  भा  है।  प्रक्रिया  भे  छोटा  राज्य  हो,  बड़ा
 राज्य  हो,  हर  एक  राज्य  को  सेनेट  में  दो  प्रतिनिधि
 भेजन  का  अधिकार  है  t  पहले  सो  राज्य  में
 जो  विधान  समाये  थीं  उस  के  द्वारा  यह  चुनाव  होता
 था,  लेकिन  बाद  में  समिट  के  लिये  भी  उन्होंने  बॉलिंग
 मताधिकार  के  सिद्धान्त  को  अ्रपनाथा।  लेकिन  जहां
 तक  हाउस  ग्राफ  रिप्रेजेम्टेटि्ज  का  सवाल  है,
 आप  जानते  हैं  कि  अमरीका  मे  जो  सत्ता  का
 बटवारा  है,  उसके  अनुसार  सेनेट  को  विदेश  मिली  के
 ऊपर  नियन्त्रण  रखने  का  अधिकार  है,  जो  महत्वपूर्ण
 पद  दनि  हैं  उन  की  भी  नियुक्तियां  होती  है।  लेने टकी की

 effectual  Measures  for  correcting  divers  हृ मति  कौर  अनुमति  के  बिना  उत  पदों  की  समितियां
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 कार्याऩ्वित  न्हीं  ही  सकती  t  यह  सारे  सेनेट
 के  प्राधिकार  हैं।  जिस  प्रकार  से  लोक  सभा  को  विशाल
 मामलों.  में  सर्वाधिकार  है,  उसी  तरह  वित्तीय
 मौसमों  भें  प्रक्रिया  के  हाउस  साफ़  रिप्रेजेन्टेटिक्स
 को  भी  है।  भ्रमरी का  में  प्रौद्योगिक  क्रान्ति  के  बाद
 कछ  परिवर्तन  आगे  द्रोह  ग्रामीण  इलाकों  की  जन-
 संख्या  कम  होती  गई।  कुछ  इलाकों  मे  आबादी  कम
 हो  मई  पौर  कुछ  इलाकों  में  बढ़ती  गई,  खास  कर
 सहरी  इलाकों  में।  नतीजा  यह  हा  कि  न्यूयार्क
 कौर  कैलोफोनिया  जैसे  राज्य  अमरीका  के  सत्र  में  बड़े
 राज्य  बस  भये।  बैल फो निया  नम्बर  एक  और  न्यून
 याक  नम्बर  दो,  इसी  तरह  से  दूसरे  शहरी  इलाके
 भी  हो  गये।  लेकिन  चूकि  पुराने  ही  चुनाव  क्षेत्रों
 बाला  कानून  चलता  था,  प्रम रोका  में  दो  बढ़े  भ्रस्याय
 होते  थे।  एक  प्र न्याय  यह  कि  ईवल  प्रोटेक्शन  का
 प्रावधान  पीते  हुए  भी,  जिस  जगह  हमारे  संविधान  से
 है,  उन  के  यहां  बाल  थी  कि  कानून  के  सामने  सब
 समान  थे,  लेकिन  लोगों  लोगो  को  एक  प्यासे  तक
 ग्रन्थकार  नहीं  मिलने  थे,  औरतों  को  मताधिकार
 नहीं  था।  हमारे  देश  में  हमारा  बढ़ा  भार  रहा  है
 कि  हम  लागे  महात्मा  जी  के  नेतृत्व  में  चलने  थे।
 यहा  के  हरिजनों  ध्रौर  दूसर  म्नोगों  को  जिन  की
 सालन  अमरीका  के  मिली  जैसी  रही  है,  मतदान  के
 अधिकार  के  लिये  बाई  बढ़ी  लड़ाई  नहीं  लड़नी
 पह ।  इसी  तरह  मे  औरतों  को  भी  पदाधिकार  मिला,
 जिस  के  लिये  बुम्पेडर  में  बड़े-बहे  ब्रान्दोलन  चले।
 लकिन  अमरीका  में  हालत  पह  थी  कि  ग्रामीण
 इलाको  को  हाउस  दाप  रिप्रेजेस्ट्रेटल्स  में  बहुत  ज्यादा
 ब्रतिनिधित्य  था,  यानी  छोटे-छोटे  क्षेत्र  भी  प्र पने
 प्रतिनिधि  भेजते  च  जबकि  कैलिफोर्निया  कौर  न्यून
 यार्क  जैसे  राज्यों  में,  जिसकी  आबादी  बहुत  बढ़  गई
 थी,  उसम  अनुपात  में  प्रतिनिधित्व  का  अधिकार  प्राप्त
 नही  था जय  कभी  अमरीका  थे  सुप्रीम  कोर्ट  के
 सामने  यह  मामले  जाते  थे  तो  बह  हमेशा  यह
 निर्णय  देना  था  कि  यह.  =  सलामी
 मामले  हैं,  पोलिटिकल  ब्येप्जन्मस  है,  हम  होग  उन
 में  महीं  पड़ेगे।  लेकिन  धीरे-धौरे  जैसे  लोगो  मे
 चेतना  दाने  सरी,  जब  उन  को  ऐसा  लगा  कि  यह
 भिनाय  बर्दाश्त  करने  लायक  नही  है,  उस  के  परे

 है,  हब  अमरीका  के  सुप्रीम  कोर्ट  ने  भी  जनता  की
 अभिव्यक्त  करते  का  काम  किया
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 पौर इस  के  बारे  में  प्रक्रिया  में  लगातार  फैसले
 हो  गये।  मैं  सभी  फैसला  की  चर्चा  नहीं  करना
 चाहता,  लेकिन  अमरीका  के  सुप्रीम  कोर्ट  ने  दो
 फैसले  दिये  हैं।  यहां  बढ़ें-बड़े  विद्वान  लोग  बैठे  हुए
 है  जो  इस  को  जानते  हैं।  रेनॉल्ड्स  बर्ड्स  सिम्स,
 लेन  बर्ड्स  विमान  के  केस  हुए।  बेख़बरी  वर्मा
 मै नर्म  के  केस  में  उन्होंने  क्या  कहां  है,  उस  के

 दा  वाक्य  मैं  श्राप  के  सामने  रखता

 “We  do  not  believe  that  the  framers
 of  the  Constitution  intended  to  permit
 the  same  vote-diluting  discrimination  to
 be  accomplished  through  the  device  of
 districts  containing  widely-varied
 numbers  of  inhabitants.  To  say  that  a
 vole  is  worth  more  in  one  district  than
 in  another  would  run  counter  to  our
 fundamental  ideas  of  democratic
 vox  ernment.”

 और  फिर  मेनार्ड  बसे  सिम्त  केम  में  वे  कहते  हैं:

 “We  hold  that.  as  a  basic  constitu-
 tional  stundard.  the  Equal  Protection
 chiuse  requires  that  the  seats  in  both
 houses  of  uw  bicameral  State  Rgislature
 must  be  apportioned  on  3  population
 basis.  Simply  stated.  an  individual's
 tight  to  vote  fur  State  legislators  is  un-
 constitutionally  impaired  when  its  weight
 is  in  a  substantial  fashion  dduted  when
 compared  with  votes  of  citizens  Hving
 in  other  parts  of  the  State.  Since.
 under  neither  the  existing  apportionment
 provisions  nor  under  either  of  the  pro-
 posed  plans  was  ether  of  the  houses
 of  the  Alabama  Legislature  apportioned
 on  68  population  basis,  the  —  District
 Count  correctly  held  that  all  three  of
 these  schemes  were  constitutionally
 invalid.”

 अलबामा  प्रक्रिया  के  दक्षिणी  इलाके  का  एक  राज्य
 है।  बहा  में  लोग  अलाव-क्षेत्रो  का  निर्माण  टम  तरह
 करते  थे  कि  बहा  के  नीग्रो-बहुल  क्षेत्रों  को  प्रतिनिधित्व
 नहीं  मिलता  था,  और  सफ़ेद  उमड़ी  वालों  की
 आबादी  कम  होते  हुए  भी  उनको

 प्रतिनिधित्व  मिस  जाता  था।  बाद  में
 अमरीका  के  सुप्रीम  कोर्ट  ने  इस  में  हस्तक्षेप  किया-
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 ऐसे  मसलों  में  हस्तक्षेप  किया,  जिन  को  वे  बरसों
 तक  सियासी  मामले  कह  कर  टालते  रहे।  इसी

 तरह  इंगलैंड  में  रिफार्म  एक्ट  के  द्वारा  सुधार  किये
 गये।  जैसा  कि  मैंने  कभी  कहा  है,  हम  कई  मामलों
 में  बहुत  भागे  रहे  हैं।  हम  लोगों  मे  बालिश  मता-
 अधिकार  और  समानता  के  सिद्धान्तों  को  मान  लिया।

 हम  ने  अपने  संविधान  में  हरिजन  कौर  ठाकुर  बा-

 ह्वास  में  कोई  फ़र्क  नहीं  किया।  तो  संविधान  के
 अच्छे  उसूलों  झोर  सिद्धान्तों  को  कार्यान्वित
 करने  के  लिए  अगर  चुनाव  आयोग,  डीलिमिटेशन
 कमीशन  और  समितियां  तैयार  नहीं  होगी,  तो  क्‍या

 समझ  इस  में  दखल  देने  का  काम  नहीं  करेगी  ?

 संसद  कोई  चुनाव-क्षेत्रों  का  गठन  नहीं  करती  है।

 संसद  कानून  बनाती  है,  सिद्धान्त  और  निर्देश  देशों
 है।  लेकिन  हम  बीस  पच्चीस  साल  से  देख  रहे  है
 कि  जब  से  !  951-5,  2  से---  बालिग  मताधिकार
 के  आधार  पर  चुनाव  का  सिलसिला  शुरू  हुआ  तब

 ै भाज  तक  इस  प्रत्याय  कौर  विषम  व्यवहार  को

 दूर  नहीं  किया  गया  है।  इसी  लिए  मैने  सोचा  कि

 इस  तरह  का  विधेयक  लाना  झोजश्यक  हो  गया  है।

 इस  विधेयक  मे  मैंने  कहा  है  --मैं  केवल  एक
 ही  अंश  पढ़ता  हूं,  उसी  मिड्वान्त  को  दागे  1  किया
 जायेगा  :

 “for  the  House  of  the  People,  the
 difference  in  the  number  of  voters  in
 any  two  territorial  constituencies  of  the
 states,  mentioned  in  sub-clause  (a)  of
 clause  (7)  of  article  St  of  the  Consti-
 tution  shall  not  exceed,  so  far  as  practi-
 cable,  the  ratio  of  100  :  107°

 यही  सिद्धान्त  विधान  सभा  कौर  केन्द्र  शासित  इलाकों
 के  लिए  भी  लाग  होता  है।

 मैं  आप  का  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  हु।
 &  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  इस
 विधेयक  की  मंशा,  और  संविधान  के  जो  तीन  प्रभु-
 पद  मैंने  बताये  हैं  उन  में  किसी  तरह  फा  टकराव

 नहीं  है।  बल्कि  यह  विधेयक  उन  में  समन्वय  और
 ह... 2  प्रस्थापित  करता  है  जब  हम  लोगों  ने  कहा  है
 कि  डीलिमिटेशन  सम्बन्धी  विवादों  को  हम  श्रदालतो
 में  नहीं  ले  आयेंगे,  तो  हम  लोगो  का  दायित्व  सौरभी भी

 MARCH  7,  1974  Delimitation
 mde ४

 280

 बढ़  जाता  है,  क्‍योंकि  हम  लोगों  को  भ्र दा लत  के  रूप
 में  भी  मतदाता प्रो  के  साथ  न्याय  कौर  इंसाफ  करता
 है।

 इसलिए  मेरी  प्रार्थना  है  कि  मेरे  इस  विधेयक,
 घौर  मेरे  सिद्धान्त  को  मंत्री  महोदय  मान  लें।  मैंने
 इस  में  io  प्रतिशत  tt—i00  दौर  rie  कौ--
 जो  गुंजाइश  रखी  है,  उस  का  प्रावधान  मैंने  प्रशास-
 कोय  दिक्कतों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  किया  है।  ऐसी
 बात  नहीं  है  कि  व्यवहार  कौर  वास्तविकता  से  दूर
 हट  कर  मैंने  कोई  एक  प्रा दर्श वादी  विधेयक  रखा  है।
 आदर्श  प्रौढ़  व्यवहार  दोनों  का  मनस्वी  करने  हुए
 मैंने  यह  विधेयक  रखा  है।  मैं  सरकार  कौर  मी
 महोदय  मे कहूंगा  कि  परे  इस  विधेयक  को  प्रति
 उठा  और  इज्जत  का  सवाल  न  बनाते  हुए  बे  इसको
 वारित  करने  में  मदद  करे ।

 MR.  CHAIRMAN:  Motion  moved  :

 “That  the  Bill  to  umend  the  Delimita-
 tion  Act,  1972,  be  taken  into  considera-
 tion.”

 SHR!  N.  K.P.  SALVF  (Betul):  On
 a  point  of  order,  Sir.  |  did  not  have  the
 benefit  of  listening  to  the  eather  part  of
 the  speech  of  the  hon  the  mover  of  the
 Bill.  Therefore,  1  do  not  koow  whether
 he  has  dealt  with  this  part  of  the  con-
 slitutional  aspect  of  the  matter  or  not.  If
 he  has  done  so,  you  can  rule  out  my  point
 of  order.

 My  point  of  order  is  this.  The  clause
 he  is  suggesting  is  a  non-obstante  clause.
 It  starts,

 “Notwithstanding  anything  contained
 in  section  9  of  the  Act...”

 The  precise  provisions  as  contemplated
 aie...

 सभापति  महोदय  माननीय  सदस्य  कौन  सी
 धारा  को  वोट  कर  रहे  हैं?
 SHRI  हनी  K.  P.  SALVE:  The  Section

 starts  with  the  word  ‘norwithstunding’.  That
 iy  Known  as  non-obstante  clause.

 That  is  to  say,  it  means,  notwithstand-
 ing  what  is  contained  in  Section  9,  Sec-
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 tion  9  repraduces  the  language  of  Article
 83(2){b).  If  that  is  so,  Sir,  will  it  not
 be  a  new  section  if  inserted  in  the  Act?
 Will  it  got  be  palpably  and  clearly  viola-
 tive  of  Art.  8]  (2)(b)?  Hf  that  is  so,
 Sir,  can  we  discuss  this  Bill  here  in  this
 manner?  That  is  my  point  of  order.

 लक्षपति  महोदय  :  धारा  में  दिया  गया  है,  “सो
 फ़ार  एज  प्रैक्टिकल'।  यह  उस  के  भ्रत्तमंत  जाता
 है।

 श्री  लरेसा  शुमार  साहबे  :  सभापति  महोदय,
 बाप  मेरा  आशय  नहीं  समझ  पाये  है।  अगर  आप  श्री

 मधु  लिये  को  हस  का  खुलासा  करने  की  इजाज़त  दें,
 सो  ज्यादा  अच्छा  होगा।

 सभापति  महोदय  जब  प्राय  को  बोलने  का
 समय  मिलेगा,  तो  आप  अपनी  बाल  कह  सकते  हैं।
 बगर  श्राप  कोई  कांस्टीट्यूशनल  पाया  रखता  चाहते
 हैं  कि  यह  बिल  इन्ट्रॉद्यून  नहीं  हो  सकता  हैं,
 सा  बढ़  तो  इंट्रोड्यूस  हो  चुका  है।  इस  बिल
 के  आरे  में  माननीय  सदर  की  हो  भावना  थी,  बह
 उन्‍होंने  रख  दी  है।  जब  श्राप  को  मौका  मिलेगा,  तो
 भाप  मी  अपने  बिहार  प्रकट  कर  सकते  है।

 हो  रेस्  कुमार  सातवें:  क्षमा  करे,  मैं  अपनी
 बात  स्पष्ट  नहीं  कर  सका।  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न
 यह  है  कि  इस  संशोधन  को  कुशल  करने  में  एक
 वैधानिक  प्राप़्ति  है।  गर  ऐसी  बात  है,  तो  मान-
 नीय  सदस्य  ऐसा  प्रस्ताव  मदन  के  सामने  नहीं  रख  सकते
 हैँ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  समझता  है  कि  इस  में  कोई
 अधिक  झापतति  नहीं  है।  जब  भाप  को  बोलने  का
 मीका  मिलेगा,  तो  आप  अपनी  बात  सदन  के  सामने
 रख  सकते  है  ।

 He  has  raised  a  point  of  order;  J  have
 disallowed  it.

 SHRI  N.  K.  P.  SALVE:  It  is  within
 your  right  but  Jet  it  be  in  ॥  manner  that
 it  is  just  and  fair  and  knowledgable.  }  have
 a  submission  to  make.  The  section  which
 iy  sought  to  be  amended  starts  with  the
 word  ‘Notwithstanding’,  It  says  “Notwith-
 standing  what  is  contained  in  Section  o

 Delimitation  282 895  (SAKA)
 (Amdt)  Bill

 so  and  so  be  provided.  Whatever  it  is,
 Section  9  reproduces  the  language  contain-
 ed  in  Article  8I(2)(b).  Does  it  not  vir-
 tually  override  8!(2)(b)  ?  If  it  does  over-
 ride  84  (2)(b)  can  we  amend  this  with-
 out  amending  the  Constitution  itself  ?  That
 is  the  question,  Sir...

 at  साधु  लिये  :  प्रखर  मैं  कुछ  खुलासा  करू

 सभापति  महोदय  मुझे  इस  में  कोई  वैधानिक
 भ्रांति  नहीं  मालूम  होती  है।  जब  माननीय  सदस्य
 का  मौका  मिलेगा,  तो  वह  अपनी  बात  सदन  के  सामने  रख
 सकते  हैं।  मंत्री  महोदय  भी  इस  का  जवाब  दे  सकते
 हैं।

 श्री  दशरथ  देव

 SHRI  DASARATHA  DEB  (Tripura
 Fast):  The  idea  of  restricting  or  having
 almost  an  equal  number  of  voters  in  cach
 constituencies  of  the  States  and  Union
 Territories—either  for  the  Lok  Sabha  or
 for  the  Vidhan  Sabhas-—is  a  good  and
 noble  idea,  no  doubt  and  there  should  not
 be  such  a  big  difference  suy  from  400  per
 cent  to  14%  per  cent  or  50  per  cent  and
 soon.  but  ull  the  same.  while  supporting
 this  Hill  वे.  want  to  point  out  certain  prac-
 tical  difliculues  also.  Because,  Sir,  in  India
 all  the  topographical  positions  are  just  not
 the  same  everywhere  to  have  almost  equal
 rumber  of  voters  in  each  constituency.  It
 may  be  delimited  in  the  plain  areas.  But
 if  you  want  to  restrict  this  in  such  a  way
 that  it  will  be  almost  an  equal  thing,  what
 will  be  the  position  in  the  hill  areas  where
 the  population  is  very  scattered,  is  very
 scanty?  The  population  is  scattered  in
 different  places.  If  you  want  to  have  equal
 number,  almost  equal  number—then  the
 area  of  the  constituency,  either  for  the
 Vidhan  Sabha  or  for  the  Lok  Sabha,  in
 respect  of  the  tribal  belt,  will  be  very
 big.  For  example,  take  my  own
 Constituency,  Tripura  East.  The  number
 of  voters  there  is  slightly  bigger  than  3
 lakhs.

 It  means  it  is  a  very  small  one  as  com-
 pated  to  the  other  constituencies  in  India.
 But  look  at  the  area.  It  covers  3,000  sq.
 miles  and  the  length  of  the  constituency
 is  more  than  300  miles.  Further,  you  have
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 to  cross  seven  hills  ranging  from  4500  feet
 high  to  more  than  3.000  feet  high.  So,
 there  is  some  practical  difficulty  there.  I
 think  there  should  be  two  categories.  So
 far  as  the  plain  area  is  concerned  let  us
 have  equal  number  of  voters  but  so  far
 as  the  hill  area  is  concerned,  which  is  not
 easily  accessible,  there  should  be  some
 difference.  It  should  be  treated  on  a  diffe-
 rent  footing.  By  hill  area  I  mean  inaccessi-
 ble  area  where  you  can  go  only  on  foot,
 and  such  places  there  in  India  in
 Himachal  Pradesh,  Nagaland,  Mizoram,
 Tripura,  etc.  So,  when  we  consider  this
 thing  my  point  is  we  have  to  consider  this
 matter  very  cdrefully  and  our  theory
 should  not  be  divorced  from  practice.
 Therefore,  while  supporting  Shri  Madhu
 Limaye’s  Bill  ]  ask  him  for  one  amend-
 ment,  that  is,  there  should  be  some  ex-
 ception  for  the  hill  areas  particularly  the
 areas  which  are  not  easily  accessible.

 are

 SHRI  B.  V.  NAIK  (Kanara):  Sir,  the
 hon.  Member,  Shri  Madhu  Limaye’s
 thesis  ‘Sk

 श्री  मधु  लिमये  जी  ने  सिद्धान्त  कहा
 it  is  incontrovertible,  but  even  though  we
 come  from  different  corners  of  this  vast
 country  of  ours  I  would  also  concur  with
 the  hon.  Member,  Shri  Dasaratha  Deb.

 That  was  why  when  the  hon.  Member
 mentioned  his  area,  [  referred  to  the  fact
 that  there  were  other  areas  of  the  same
 type  which  were  not  necessarily  on  the
 foothills  of  the  Himalayas.  For  instance,
 there  are  such  areas  along  the  Western
 Ghats.  I  am  not  much  conversant  with
 the  other  parts  of  the  country  also  where
 there  may  be  such  areas.  But  I  would
 also  say  that  there  are  areas  like  those  in
 Rajasthan  from  which  my  hon.  friend
 Shri  Daga  comes,  where  the  density  of
 population  is  so  low...

 MR.  CHAIRMAN  :  Let  him  please  not
 incite  him  to  make  it  more.

 SHRI  B.  V.  NAIK:  While  under  these
 circumstances  we  would  very  much  ap-
 preciate  the  principle  involved,  namely  the
 proportion  of  00  to  i0,  I  wonder
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 whether  in  a  diverse  country  like  ours  with
 hills,  mountains,  deserts,  congested  areas,
 big  cities,  middle  cities,  small  cities  etc.,
 it  would  be  possible  to  cut  up  the  country
 into  constituencies  in  such  a  neat  fashion
 that  they  will  fall  into  this  pattern  of  00
 to  i0.  As  I  said,  the  area  which  I  re-
 gresent  spreads  over  nearly  7000  sq.  miles.

 I  would  submit  only  two  points  for  the
 consideration  of  the  hon.  Mover.  The
 first  is  whether  in  the  context  of  the  den-
 sity  of  pcpulation  in  our  country  which
 spreads  anywhere  from  40  souls  per  sq.
 mile  in  the  most.  diffused  areas  or  non-
 dense  areas  to  very  high  figures  as  for  in-
 stance  in  areas  like  the  coastal  belt  of
 Kerala  where  the  density  is  one  of  the
 highest  in  the  world,  or  in  the  Indo-
 Gangetic  belt,  particularly  in  the  Gangetic
 plains  where  it  is  about  700  to  900  souls
 per  sq.  mile,  Jeaving  aside  the  big  cities,
 Wwe  can  cut  up  our  country  in  such  a  neat
 form.  That  is  the  first  point  that  I  would
 submit  for  Shri  Limaye’s  consideration.

 The  second  point  arises  from  the  pre-
 sent  oil  crisis,  through  it  may  look  very
 irrelevant.  It  is  rather  a  task  these  davs
 even  to  cover  adequately  on  jeep  or
 vehicles  or  whatever  other  transportation
 vehicles  are  available  at  our  disposal,  an
 assembly  constituency.  If  it  is  a  question
 of  covering  any  area  ranging  from  3000
 to  7000  sq.  miles  and  that  to  within  a
 limited  period,  you  can  imagine  what  the
 election  expenses  on  petrol  alone  would
 be,  when  the  price  of  petrol  per  litre  has
 shot  up  by  about  300  per  cent.

 The  hon.  Mover  quoted  the  legislation
 in  Britain  in  the  year  832  wherein  one
 of  the  points  stated  in  the  preamble  was
 to  bring  down  the  election  expenses.  It
 may  be  that  in  course  of  time,  with  equi-
 table  distribution  of  population,  we  may
 be  able  to  do  it.  After  all,  politics  is
 essentially  the  art  of  the  possible.  The
 ideal  is  there,  but  when  we  cannot  reach
 it,  perhaps  we  may  never  be  able  to  reach
 the  ideal  at  all,  we  have  to  make  a  com-
 promise  with  the  realities  of  the  situation.
 I  would  like  the  hon.  Mover  to  reconsi-
 der  whether  atong  with  population,  the
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 geographical  terrain  of  the  area,  whether
 it  is  a  desert  or  a  hill  land  or  a  sparsely
 populated  land,  or  the  demographic  con-
 dition  of  a  particular  area  or  constituency
 should  also  not  be  taken  into  consideration
 in  deciding  the  size  of  a  constituency.
 This  could  be  done  only  in  case  there  is
 a  slightly  greater  population  and  not  with
 the  maximum  and  minimum  that  he  is
 prescribing.

 While  the  principle  of  the  Bill  is  ac-
 ceptable,  the  implications  of  its  being  put
 into  practice,  at  least  in  my  humble  view,
 are  not  at  the  present  juncture,  acceptable.

 SHRI  CHINTAMANI  PANIGRAHI
 (Bhubaneswar)  :  Looking  to  the  aims  and
 objects  of  the  Bill,  I  find  that  Shri  Limaye
 is  arguing  his  case  on  a  basis  completeiy
 different  from  that  enunciated  in  the  Con-
 stitution.  The  whole  basis  of  his  argu-
 ment  is  on  the  number  of  voters,  but  for
 your  information,  I  would  draw  attention
 to  the  relevant  provision  of  the  Consti-
 tution,  art.  8(2)(b),  to  which  Shri  Salve
 was  also  referring,  which  says  :

 “each  State  shall  be  divided  into
 territorial  constituencies  in  such  man-
 ner  that  the  ratio  between  the  popula-
 tien  of  each  constituency  and  the  num-
 ber  of  seats  allotted  to  it  is,  so  far  as
 practicable,  the  same  throughout  —  the
 State”.

 So  this  is  not  on  the  basis  of  the  strength
 of  the  voters.  When  delimitation  will  be
 made,  it  will  be  on  the  basis  of  population.
 Again  delimitation  is  made  according  to
 the  seats  that  the  Parliament  allots  to  the
 State.  Therefore,  the  basis  is  completely
 different  as  enunciated  in  the  Constitution.
 Had  the  Constitution  enunciated  that  the
 basis  of  delimitation  should  not  be  popula-
 tion  but  the  voters,  then  Shri  Limaye’s
 Bill  would  have  been  relevant.  Therefore,
 I  suggest  that  if  this  Bill  is  to  be  consi-
 dered,  there  should  be  a  proper  Constitu-
 tion  amendment  Bill  amending  art.  8
 (2)(b).  Then  the  Delimitation  Act  can  9९
 amended  because  the  Delimitation  Act  is
 itself  governed  by  the  Constitution.  With-
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 out  that,  we  cannot  take  any  decision  on
 this  Bill.

 So  far  as  the  practical  aspect  is  concern-
 ed,  many  members  have  raised  one  point.
 I  think  the  present  basis  of  population  is  a
 very  reasonable  and  rational  basis  so  far
 as  India  is  concerned  because  ours  is  a
 vast  country  with  deserts,  forests,  hills,
 foothills  and  so  on.  Naturally,  the  basis
 of  population  is  the  more  reasonable  basis.
 In  the  delimitation  of  constituencies  in
 different  States,  I  find  this  has  been  adhered
 to.  There  may  be  a  variation  of  between
 20.000  —30.000  from  constituency  to  consti-
 tuency.  So  unless  we  amend  the  Constitu-
 tion,  we  cannot  do  justice  to  the  Bill  or  its
 basis.

 I  take  this  opportunity  to  bring  to  the
 notice  of  the  hon.  Minister  one  point  which
 may  not  be  strictly  relevant  to  this  Bill,
 but  all  the  same  it  relates  to  sec.  0  of  the
 Delimitation  Act  and  is  important.  The
 Commission  says  there  that  whenever  it
 publishes  anything,  it  become  final  and  no-
 body  can  go  to  court  because  it  has  been
 barred.  For  the  first  time  in  the  whole
 country  in  my  constituency  in  Orissa,
 something  happened  which  I  must  bring
 to  the  notice  of  the  hon.  Minister.  Here
 the  entire  voters  of  the  constituency  de-
 cided  not  to  participate  in  the  polling.  For
 the  first  time  in  the  history  of  this  country,
 in  the  recent  bye-election  held  in  Orissa,
 you  will  be  surprised  to  know  that  nobody
 filed  nomination  papers  from  Banpur
 constituency  as  the  name  was  changed
 without  the  knowledge  of  the  people.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Nobody  ?

 SHRI  CHINTAMANI  PANIGRAHI.:
 Nobody.  What  happened?  What  did  the
 Delimitation  Commission  do?  In  the  first
 draft,  it  published  the  name  of  the  consti-
 tuency  as  Banpur.  Therefore,  everybedy
 knew  that  the  old  name  of  the  constituency
 ‘Banpur’  is  retained.  Again,  when  the  finat
 draft  was  circulated  to  the  members,  there
 also  the  name  was  kept  as  ‘Banpur’.

 When  everything  has  been  made  known
 to  the  people  and  the  people  knew  that  there
 was  nothing  gcing  to  happen  behind  the



 287  Delimitation

 (Shri  Chintamani  Panigrahi]

 scenes  or  without  the  knowledge  of  the
 people,  naturally  nobody  wanted  to  bother
 about  if.  But  suddenly,  when  the  final  pub-
 lication  came,  the  name  of  the  constituency
 was  changed  from  Banpur  to  Chilka.  There
 were  representations.  I  personally  met  the
 Election  Commissioner  and  others.  The
 letters  that  he  wrote  to  us  are  must  sur-
 prising.  It  was  written  that  in  the  final
 moment  it  came  to  their  mind  that  bet-
 ween  Banpur  und  Ranpur  there  will  be
 printing  mistakes  and,  therefore.  they
 thought  that  they  should  change  the  name
 of  the  constituency  so  that  there  would  not
 be  any  scope  for  printing  mistakes.
 (interruptions)  The  names,  Banpur  and
 Ranpur  were  continuing  for  the  fast  five
 elections,  and  there  was  no  confusion
 through  any  printing  mistake.  Suddenly,
 however,  it  came  to  their  mind  that  if  the
 constituencies  remain  as  Banpur  and  Ran-
 pur,  there  would  be  printing  mistakes.  To
 suy  so  after  25  years  of  Independence  and
 five  elections  is  something  really  surprising.
 They  wrate  to  me  that  because  it  was  made
 final  they  could  not  do  anything.

 What  I  submit  is  these  delimitation  pro-
 posals  will  be  placed  before  Parliament  and
 I  think  after  their  approval  they  should  be
 made  final  in  section  I0.  Of  course,  it  is
 not  relevant  here,  and  I  can  biing  a  hee
 parate  Bill  also.

 Rut  in  order  to  see  that  the  people  in
 this  area  participate  in  the  elections,  I  r¢-
 quest  one  thing.  Hf  the  Commission  really
 thinks  that  it  can  not  fully  change  the  name
 now  from  Chilka  to  Banpur,  I  request  that
 let  the  commission  name  the  constituency
 as  “Chilka-Banpur”,  so  that  there  is  no
 confusion  over  it  and  the  name  of  the  con-
 stituency  remains  and  the  wishes  of  the
 brave  and  great  people  of  Banpur  also  are
 fulfilled  and  respected.

 With  these  words,  I  request  that  the  hon.
 Minister  may  consider  my  suggestion.

 SHRI  BISWANARAYAN  =  SHASTRI
 (Lakhimpur)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  my  hon.
 friend  Shri  Madhu  Limaye  has  been  trying
 to  bring  equality.  Perhaps  it  is  more
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 consistent  with  the  concept  of  his  party
 than  with  the  concept  of  the  Constitution.:
 [  want  to  point  out  that  there  are  so  many
 inequalities  in  the  representation  in  the”
 House  of  the  People.  For  instance,  there
 are  nominated  Members,  but  he  does  not
 find  anything  objectionable  to  have  nomi-
 nated  Members  who  enjoy  equal  rights.  and
 equal  responsibility  in  this  House  with  the
 representatives  of  the  people,  who  are
 elected.

 श्री  मू  लिमये  :  बाप  यह  कैसे  कहते  हैं--
 मैंने  तो  उस  बिल  का  विरोध  किया  था,  आप  लोगों
 ने  उस  को  पास  किया  था।

 SHRt  BISWANARAYAN  SHASTRI:
 The  hon.  Member  wants  to  insert  a  new
 clause  by  which  he  wants  to  regulate  the
 number  of  electorates.  As  my  friend,  Shri
 Panigrahi,  has  pointed  out,  the  basis  of  the
 constituency  is  not  the  electorate,  but  the
 total  population  of  the  constituency.  That
 is  the  basis  as  prescribed  in  the  Constitution.

 So  far  as  the  constituencies  of  the  House
 of  the  People  are  concerned,  he  wants  that
 the  consttuencies  should  have  equal  elec-
 torates,  und  if  there  is  any  difference.  the
 ratio  should  not  be  more  than  100,  :  10.
 As  the  preceding  speakers  pointed  out,
 there  are  certain  areas  where  the  population
 is  very  sparse.  For  instance,  I  visited
 Ladakh.  If  the  ratio  suggested  by  the  hon.
 Member  is  to  be  accepted,  then  there  would
 be  no  representation  from  the  Ladakh
 area.

 SHRI  8.  ४.  NAIK:  There  is  Arunachal
 Pradesh.

 SHRE  BISWANARAYAN  SHASTRI:
 That  is  a  Union  territory.

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Shastri,  you
 may  continue  next  time.

 18.60  bre.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven
 of  the  Clock  on  Manday,  March  V4,  19747

 Phalguna  20,  895  (Saka).

 Se eeenamemeateeaned


